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राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1463
(दिनांक 05.12.2011 को उत्तर देने के लिए)
U;wt pSuyksa dh fuxjkuh djus ds fy, u, dkuwu

1463. Jherh gsek ekfyuh%

Jh izHkkr >k%

D;k lwpuk vkSj izlkj.k ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ 
D;k ;g lp gS fd ljdkj ns'k esa lekpkj pSuyksa dh fuxjkuh vkSj fn'kkfunsZ'k ds fy, u, dkuwu cukus tk jgh gS(

¼[k½ 
;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS( vkSj

¼x½ 
izlkj Hkkjrh ds lapkyu esa gky gh esa Hkz"Vkpkj ds mtkxj gq, ekeyksa ds lUnHkZ esa tkap dh izxfr fjiksVZ dk C;kSjk D;k gS\

उत्तर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री सी.एम. जातुया)
(क) एवं (ख):
 समाचार चैनलों सहित प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा कार्यक्रमों के प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। उक्‍त अधिनियम में ऐसे टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों की किसी प्रकार की पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए उक्‍त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्‍यक होता है। कार्यक्रम संहिता में प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले समस्‍त सिद्धांतों का प्रावधान है। सरकार ने कार्यक्रम संहिता के संदर्भ में प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की निगरानी करने के उद्देश्‍य से इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) की स्‍थापना की है। कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्‍लंघन के विरुद्ध प्राप्‍त होने वाली विशिष्‍ट शिकायतों की जांच करने अथवा उसका स्‍व-प्रेरणा से संज्ञान लेने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय  समिति का भी  गठन किया गया है और यदि किसी प्रकार का उल्‍लंघन  सत्‍यापित हो जाता है, तो उक्‍त  अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित तंत्र से भिन्‍न किसी विनियामक तंत्र की फिलहाल परिकल्‍पना नहीं है।
....जारी...
(ग):
दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने जन हित वाद केंद्र द्वारा दायर की गई रिट याचिका संख्‍या 8780/09 के संबंध में पारित अपने आदेश में निदेश दिया था कि प्रसार भारती में वित्‍तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में अभियोगों को केंद्रीय सतर्कता आयोग के विचारार्थ भेजा जाए जोकि उन अभियोगों के संबंध में उपयुक्‍त रूप से जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 16.07.2010 की अपनी रिपोर्ट में 07 अभियोगों, जिन पर जांच की गई थी, में से 05 अभियोगों को सत्‍यापित किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में अंतर्विष्‍ट निष्‍कर्षों के मद्देनजर, प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 7(1) के अंतर्गत सर्वोच्‍च न्‍यायालय को उक्‍त मामले में इस आशय की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक राष्‍ट्रपतीय संदर्भ भेजा गया है कि क्‍या श्री बी.एस. लाली, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती को दुर्व्‍यवहार के आधार पर कार्यकारी सदस्‍य, प्रसार भारती के पद से हटा दिया जाना चाहिए। भारत के राष्‍ट्रपति द्वारा श्री बी.एस. लाली को दिनांक 21.12.2010 के आदेश के तहत निलंबनाधीन रखा गया है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निदेशानुसार, न्‍यायालय के रजिस्‍ट्रार द्वारा दिनांक 08.11.2011 से साक्षियों की परिपरीक्षा आरंभ कर दी गई है। 
राष्‍ट्रमंडल खेल, दिल्‍ली, 2010 के आयोजन व संचालन से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए गठित एक उच्‍च स्‍तरीय समिति ने मेजबान प्रसारण के संबंध में सरकार को प्रस्‍तुत अपनी प्रथम रिपोर्ट में यह निष्‍कर्ष दिया है कि उक्‍त मामले में सक्रियता/निष्‍क्रियता मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती और महानिदेशक, दूरदर्शन तथा सेवा प्रदाताओं, सिस लाइव/जूम कम्‍यूनिकेशन्‍स के बीच हुई साठ-गांठ की ओर पुरजोर संकेत करती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उच्‍च स्‍तरीय समिति की रिपोर्ट में श्री बी.एस. लाली, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (निलंबनाधीन) और दूरदर्शन की तत्‍कालीन महानिदेशक, श्रीमती अरुणा शर्मा के विरुद्ध लगाए गए प्रत्‍येक अभियोग के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण मांगा है। श्री बी.एस. लाली और श्रीमती अरुणा शर्मा के स्‍पष्‍टीकरण मंत्रालय में प्राप्‍त हो गए हैं।

उच्‍च स्‍तरीय समिति की रिपोर्ट की एक प्रति यथा उपयुक्‍तानुसार आगे की कार्रवाई हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्‍यम से केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो को भेजी गई थी। भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत श्री बी.एस. लाली के विरुद्ध नियमित मामला दर्ज करने और उनके विरुद्ध दांडिक जांच शुरू करने के लिए दिल्‍ली विशेष पुलिस स्‍थापना (डीएसपीई) की धारा 6(क) के अंतर्गत केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो को अनुमति भी प्रदान की गई थी। केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो ने श्री लाली के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और उसने उक्‍त मामले में दांडिक जांच शुरू कर दी है।

श्रीमती अरुणा शर्मा अपने मूल संवर्ग में वापस हो गई हैं और अब वह केंद्र सरकार की कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो को एक नियमित मामला दर्ज करने और दांडिक कार्यवाही शुरू करने के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुमति आवश्‍यक नहीं है।  
